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बनाम
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           26 सिसतंबर, 1972 

       { के.एस. हेगडे़, पी. जगनमोहन रडे्डी, आई.डी. दआु एवं एच.आर. खन्ना,
न्यायाधीशगण }

 आयकर  अधिधमिनयम(11/1922),  धारा  10  (2)  (एक्स.वी.)-
एकाधिधकार अधिधकारों और �ाइसेंस और रॉयल्टी के संबंध में भुगतान-चाहे
पूजंीगत हो या राजस्व व्यय। 

चीनी बनाने के लि�ए सरकार से एकाधिधकार प्राप्त करने वा�े ने एक
समझौते के तहत सरकार की अनुमधित से, अपी�कताK-कंपनी( मिनधाKरिरती) को
अपने अधिधकार हस्तांतरिरत कर मिदए। अनुदान और समझौते की शतM के तहत,
मिनधाKरिरती द्वारा मिनर्मिमत चीनी की कीमत का  2  प्रधितषत रॉयल्टी का भगुतान
करने के लि�ए उत्तरदायी था और यह दर पुनरीक्षण योग्य थी यमिद पाचं सा� के
बाद यह अत्यधिधक पाया गया �ेमिकन मिनर्मिमत चीनी पर कोई अन्य कर नहीं
�गाया जाना था। करदाता को एकाधिधकार अधिधकार और �ाइसेंस के बद�े में
हर सा� अपने व्यवसाय के शुद्ध �ाभ का 1 1/4 प्रधितषत हस्तांतरणकताK और
उसके नामामंिकत व्यमिक्त को भगुतान करना पड़ता था। 

मिनधाKरण वषK  1950-53  के लि�ए मिनधाKरिरती ने दावा मिकया मिकया
(क) एकाधिधकार और �ाइसेंस के संबंध में हस्तांतरणकताK को भगुतान की गई
राशिश और; (ख) मिनर्मिमत चीनी के संबंध में सरकार को भगुतान की गई रॉयल्टी
कटौती योग्य व्यय थी। �ेमिकन मिवभाग मिट] ब्यून� और उच्च न्याया�य ने सदंभK में
इसे मिनधाKरिरती के लिख�ाफ माना। 



आंशिशक रूप से इस न्याया�य में अपी� की अनुमधित देते हुए

 माना गया एकाधिधकार अधिधकारों के संबंध में भुगतान पूजंीगत प्रकृधित
के हैं �ेमिकन भगुतान की गई रॉयल्टी आयकर अधिधमिनयम, 1922 की धारा 10
(2) (एक्सवी) के तहत कटौती योग्य राजस्व प्रकृधित की ह।ै (436 बी-सी)

यह मिनधाKरिरत करने के लि�ए मिवशिभन्न मिनणKयों में मिनधाKरिरत परीक्षणों में
से  कोई  भी  यह मिनधाKरिरत करने  के  लि�ए नहीं  है  मिक मिकसी  परिरसंपलित्त को
अस्तिस्तत्व में �ाने में मिकया गया व्यय पूंजीगत या राजस्व प्रकृधित का है या नहीं
यह या तो सपंूणK  या सावKभौमिमक है क्योंमिक यह मिनधाKरिरत करना हमेशा आसान
नहीं होता है मिक कोई मिवशेष परिरसंपलित्त एक शे्रणी या अन्य से संबंधिधत है या
नहीं,  न ही यह मिकसी भी तरह से इस पर मिनभKर करता है मिक वास्तव में या
कानून में संपलित्त की प्रकृधित क्या हो सकती ह।ै मिनधाKरण कारक काफी हद तक
उस व्यापार की प्रकृधित पर मिनभKर करता है सिजसमें परिरसपंलित्त मिनयोसिजत होती है
और इसलि�ए भगुतान की गणुवत्ता पर मिनभKर करता ह।ै 

वतKमान माम�े में (1)एकाधिधकार अधिधकारों और �ाइसेंस के संबंध
में भुगतान के संबंध में कोई तकK  नहीं मिदया गया। 

(2)मिनर्मिमत चीनी पर रॉयल्टी के संबंध में।  (ए)  शब्द ‘कोई अन्य
कर नहीं लि�या जाएगा’ सुझाव देते हैं मिक जो लि�या जा रहा था, वह मिकसी न
मिकसी रूप में  कर के  रूप में  था  और  (बी)  रॉयल्टी  का  भुगतान सीधे  है
अपी�कताK द्वारा मिनर्मिमत चीनी से संबंधिधत है और स्थायी �ाभ हासिस� करने के
लि�ए नहीं ह।ै इसलि�ए व्यय एक राजस्व व्यय ह।ै 



गोटन �ाइम सिंसधिडकेट बनाम आईटी आयकु्त 59 आईटीआर 718
एवं   एसोसिसएटेड स्टोन इडंस्ट] ीज  (कोटा)  लि�मिमटेड बनाम सीआईटी,  82
आईटीआर 896 का अनुसरण मिकया गया। 

    आरबी  सेठ  मू�चदं  सुगनचदं  बनाम  सीआईटी  मिदल्ली  सीए
नंबर 1972/2020  मिनणmत  19.9.1972  एवं  सिंसगरनेी  कॉ�ोरीज  कंपनी
लि�मिमटेड बनाम आईटी आयकु्त, 66 आईटीआर 553, संदर्भिभत ।

      असम बंगा� सीमेंट कंपनी लि�मिमटेड बनाम सीआईटी, पधिoम बंगा� , 27
आईटीआर 34, समझाया गया। 

       सिसमिव� अपी�ीय  के्षत्राधिधकारः  सिसमिव� अपी� संख्या  1596  से
1598/1969।  

आयकर संदभK  संख्या  29/1962 में राजस्थान उच्च न्याया�य के
27 नवंबर 1967 के मिनणKय एवं आदशे से प्रमाण-पत्र द्वारा अपी�।

    अपी�कताK की ओर से एसटी देसाई,  एके वमाK,  जेबी दादाचजंी,  ओसी
माथुर और रविंवदर नारायण।

    प्रत्यथm की ओर से एससी मनचंदा, जे. राममूर्तित,  बीडी शमाK और आरएन
सच्ते। 

न्याया�य का फैस�ा न्यायमूर्तित जगनमोहन रडे्डी द्वारा सुनाया गया। 

ये अपी�ें राजस्थान उच्च न्याया�य के फैस�े के लिख�ाफ प्रमाण-
पत्र द्वारा, सिजसमें धारा 66(1) के तहत आयकर अपी�ीय न्यायाधिधकरण द्वारा
सदंर्भिभत प्रष्नों का उत्तर मिदया गया ह।ै एक शासक के रूप में अपनी संप्रभु शमिक्त
का प्रयोग करते हुए पधंिडत रमाकांत मा�वीय के हस्तके्षप के माध्यम से श्री
बनारसीप्रसाद झुनझुनवा�ा को चीनी के मिनमाKण के लि�ए �ाइसेंस प्रदान मिकया
गया, जो 32 वषM तक उनके �ाभ के लि�ए एकाधिधकार था। �ाइसेंस की शतM
के खंड (2), (3) और (5) जो प्रासमंिगकहैं वे इस प्रकार हैंः 



(2) इस आदेश की तारीख से 32 वषK  की अवधिध तक मिकसी अन्य व्यमिक्त को
चीनी कारखाना शरुू करने की अनुमधित नहीं दी जाएगी। 

(3) यमिद उन्हें इस कारखाने के लि�ए गने्न की भूमिम की आवश्यकता है, तो यह
भूमिम जयसमंद के आसपास उप�ब्ध खा�सा बंजर भूमिम में  से कम से कम
5000  और  अधिधकतम  30,000  एकड़  तक  आवंमिटत  की  जाएगी।  श्री
बनारसीप्रसाद झुनझुनवा�ा को इस आदेश के दो सा� के भीतर 5000 एकड़
जमीन का अधिधग्रहण करना होगा और शेष को  10  सा� के भीतर हासिस�
करना होगा। आदशे की धितशिथ से वषM बाद यमिद जयसमंुद के पास की भूमिम गने्न
की खेती के लि�ए उपयकु्त नहीं पाई जाती है, तो मावर के मिकसी अन्य परगने में
उप�ब्ध होने पर कोई अन्य भूमिम आवंमिटत की जा सकती ह।ै यह भूमिम मिबना
नजराना के पूणK स्वामिमत्व अधिधकार(बापी) के साथ इस शतK पर दी जाएगी मिक
दरबार की मंजूरी के मिबना इसे हस्तांतरिरत नहीं मिकया जाएगा। अधिधग्रहण की
तारीख से पह�े पांच वषM तक कोई भू-राजस्व नहीं लि�या जाएगा। उसके बाद
सम्पणूK भू-राजस्व वसू�ा जायेगा तथा भू-राजस्व की दर बन्दोबस्त मिनयमों के
अनुसार पुनः मिनधाKरिरत की जायेगी तथा भमिवष्य में  भी बन्दोबस्त मिनयमों के
अनुसार की जायेगी................. 

(5) फैक्ट] ी में मिनर्मिमत मा� की कीमत पर रॉयल्टी �ी जाएगी। यमिद पाचं सा�
बाद फैक्ट] ी च�ाने के लि�ए अधिधक दरपाई जाती है तो उस पर मिवचार मिकया जा
सकता ह।ै फैक्ट] ी में बनने वा�ी चीनी पर अन्य टैक्स वसू�ा जाएगा’’।

इस एकाधिधकार के अनुदान के बाद, मा�वीय और झुनझुनवा�ा ने
‘‘मेवाड़ इडंस्ट] ीज लि�मिमटेड’’ नामक एक सीमिमत कंपनी बनाई। इसके बाद इस
कंपनी ने एक कारखाना स्थामिपत करने, अपेधिक्षत मशीनरी प्राप्त करने और उसे
स्थामिपत  करने  के  लि�ए  कदम  उठाए।  मिनमाKण  पूरा  होने  के  बाद  मिवत्तीय
कमिठनाइयों के कारण कारखाने में उत्पादन शरुू नहीं मिकया जा सका। इसके
बाद सरकार ने  19 माचK  1936 को कंपनी को नोमिटस मिदया मिक अगर उसने
कारोबार शुरू नहीं मिकया तो उसे दी गई अनुमधित अन्य पार्मिटयों को चीनी के
मिनमाKण  के  लि�ए  दे  दी  जाएगी।  इस  नोमिटस  के  मद्देनजर,  मा�वीय  और



झुनझुनवा�ा ने बंसीधर धनदामिनया और �ोकनाथ प्रसाद धनदामिनया, (बाद में
समुिवधा के लि�ए ‘धनदामिनया’ के रूप में संदर्भिभत) को कंपनी से 28 सा� की
शेष अवधिध के लि�ए उसके पास मौजदू सभी अधिधकार और संपलित्त हासिस� करने
और मिवचाराधीन व्यवसाय के शुद्ध �ाभ का 10 प्रधितषत भुगतान कर च�ाने की
व्यवस्था की।  15  नवंबर, 1936  को उक्त धनधामिनया और झुनझुनवा�ा के
बीच एक समझौता हुआ, सिजसके तहत झुनझुनवा�ा और मा�वीय को उप�ब्ध
एकाधिधकार के अधिधकार धनधामिनया को हस्तांतरिरत कर मिदये गये। समझौते के
तहत परस्पर व्यवस्था जो माम�े के तथ्य में मिनधाKरिरत की गई है वह वास्तव में
इस माम�े के उद्देश्य के लि�ए महत्वपूणK नहीं है और इसलि�ए यहां इसका उल्लेख
नहीं मिकया गया ह।ै हा�ाँमिक, यह उल्लेख मिकया जा सकता है मिक सरकार ने इस
व्यवस्था की अनुमधित दी थी सिजसके बाद धनधामिनया ने मेवाड़ शुगर मिमल्स
लि�मिमटेड (बाद में अपी�कताK कहा जाता ह)ै के नाम से एक नई कंपनी बनाई
और 11 माचK, 1940 को झुनझुनवा�ा ने एक समझौते के तहत चीनी कंपनी
को अपने अधिधकार हस्तांतरिरत कर मिदए। समझौते के सभी खंडों को मिनधाKरिरत
करना प्रासंमिगक नहीं है, सिसवाय इसके मिक एक खडं के तहत यह प्रावधान मिकया
गया था मिक हस्तांतरिरतीः

 ‘‘उक्त �ाइसेंस और एकाधिधकार में  उसिल्ललिखत अवधिध की समामिप्त
तक या उसकी अवधिध बढ़ाये जाने की स्तिस्थधित में ’’इसका मिवस्तार चाहे कंपनी
के नाम पर हो या अन्यथा,  जब तक एकाधिधकार है अधिधकार और �ाइसेंस,
इस तरह के मिवस्तार के तहत �ागू रहेंगे,  प्रत्येक हस्तांतरणकताK और उसके
नामामंिकत व्यमिक्त को कशिथत पधंिडत रमाकांत मा�वीय को वार्मिषक और हर सा�
क्रमषः शुद्ध �ाभ का  1 1/4 प्रधितषत भुगतान करना जारी रखेंगे। कंपनी के
व्यवसाय का पता कंपनी के �ेखापरीधिक्षत खातों से �गाया जाएगा, बशत� मिक
कंपनी को देय �ाभ हो। अंतरणकताK और उक्त पंधिडत रमाकांत मा�वीय केव�
ऐसे व्यवसाय के संबंध में होंगे जैसा मिक उक्त एकाधिधकार और �ाइसेंस में प्रदान
मिकया गया ह।ै’’ 



उक्त व्यवस्था के तहत अपी�कताK चीनी मिनमाKण का व्यवसाय कर
रहा था और वषK  1950-51, 1951-52 और 1952-53 के दौरान उसने
चीनी के संबंध में क्रमषः 72,394, 15,724 और 50,455 रुपये और ते� के
सबंंध में  क्रमषः  24,729, 18,168  एवं  13,909  रूपये राज्य सरकार को
भुगतान मिकया । इसने झुनझुनवा�ा और मा�वीय को भी वषK  1950-51 के
लि�ए 3,072 रुपये का भुगतान मिकया। और वषK  1952-53 के लि�ए 1 1/4
प्रधितषत की मिनधाKरिरत राशिश पर एकाधिधकार अधिधकार और �ाइसेंस के बद�े
2,613  रूपये का मिनधाKरिरती ने दावा मिकया मिक एकाधिधकार और �ाइसेंस के
सबंंध में भगुतान की गई राशिश और साथ ही चीनी और ते� के लि�ए रॉयल्टी के
सबंंध में  सरकार को भुगतान की गई राशिश कटौती योग्य व्यय थी,  �ेमिकन
आयकर अधिधकारी ने उन्हें यह कहते हुए अनुमधित नहीं दी मिक उक्त राशिश के
सबंंध में व्यय मिकया गया है जो पूंजीवादी प्रकृधित की थी। अपी� में अपी�ीय
सहायक आयकु्त ने आयकर अधिधकारी के आदेश की पुमि� की। इस आदेश के
लिख�ाफ अधिधकरण में एक और अपी� दायर की गई सिजसे खारिरज कर मिदया
गया। मिनधाKरिरती द्वारा एक आवेदन पर अधिधमिनयम की धारा  66(1)  के तहत
मिनम्नलि�लिखत प्रष्न उच्च न्याया�य को भेजा गया थाः- 

‘ ‘‘क्या एनेक्जर ‘ए’ और एनेक्जर ‘ई’ के उधिचत मिनमाKण पर संबंधिधत
पक्षों को भुगतान की गई राशिश धारा  10(1)  या धारा  10(2)(एक्सवी)  के
प्रावधानों के तहत व्यय के रूप में स्वीकायK है? ‘‘

यहां यह उल्लेख मिकया जा सकता है मिक प्रष्न में उसिल्ललिखत एनेक्जर
‘ए’ अनुदान है  जबमिक एनेक्जर ‘ई’ झुनझुनवा�ा और अपी�कताK  के बीच
समझौता ह।ै जसैा मिक पह�े ही कहा जा चुका है,  उच्च न्याया�य ने आंशिशक
रूप से मिनधाKरिरती के लिख�ाफ प्रष्न का उत्तर देते हुए कहा मिक एनेक्जर ‘ए’
तथा ‘ई’ के उधिचत मिनमाKण पर मिनधाKरिरती द्वारा राज्य सरकार को ते� की मिबक्री
पर रॉयल्टी के रूप में भगुतान की गई राशिश और इसके उत्पाद अधिधमिनयम की
धारा 10(2) या 10(2)(एक्सवी) के प्रावधानों के तहत एक स्वीकायK कटौती
है,  �ेमिकन समझौते के  संदभK  में  करदाता  और उसके नामांमिकत व्यमिक्त को



करदाता द्वारा मिकया गया भुगतान या भुगतान की गयी रॉयल्टी  अधिधमिनयम के
उपरोक्त प्रावधानों के तहत मिनधाKरिरती के द्वारा  चीनी के संबंध में राज्य सरकार
को कोई कटौती स्वीकायK नहीं ह।ै 

अपी� दो मिववादों को उठाती है, एक एकाधिधकार अधिधकारों के लि�ए
अपी�कताK द्वारा मिकए गए भुगतान की कटौती से संबंधिधत है और दसूरा कंपनी
द्वारा मिनर्मिमत चीनी की कीमत पर रॉयल्टी के राज्य को भगुतान से संबंधिधत ह।ै
अपी�कताK के मिवद्वान अधिधवक्ता ने, उच्च न्याया�य द्वारा अपनाए गए कानून के
दृमि�कोण को ध्यान में रखते हुए, इस प्रष्न पर जोर नहीं मिदया है, जहां तक यह
एकाधिधकार  अधिधकारों  के  संबंध  में  मिनधाKरिरती  द्वारा  मिकए  गए  भुगतानों  की
अस्वीकृधित से संबंधिधत ह।ै एकमात्र अन्य प्रष्नजो बचा हुआ है,  वह ह,ै  उच्च
न्याया�य का मिनष्कषK  मिक अपी�कताK  द्वारा  मिनर्मिमत चीनी की कीमत पर  2
प्रधितषत रॉयल्टी का भुगतान एकाधिधकार अधिधकारों से संबंधिधत है और पूंजीगत
प्रकृधित का व्यय ह।ै क्या यह मिनष्कषK कानून में मिटकाऊ है, यह मिनधाKरिरत मिकया
जाना ह।ै  खंड  (5)  के अनुसार  2  प्रधितषत की दर को सशंोधिधत मिकया जा
सकता है यमिद पाँच वषK  के बाद यह कारखाने को च�ाने के लि�ए अत्यधिधक
पाया जाता ह।ै इस खंड का मिनधिoत रूप से खण्ड के तहत प्रदत्त एकाधिधकार के
सदंभK में मिकसी भी भगुतान से कोई संबंध नहीं ह।ै खण्ड (2) के अन्दर अनुदान
के तहत झुनझुनवा�ा को जो �ाभ मिम�ा अनुदान के खण्ड  (3)  और  (4)
सिजसका अधिधकार अपी�कताK  को हस्तांतरिरत कर मिदया गया है,  �ाभ और
समुिवधाएं हैं जो प्रगधितषी� आर्भिथक नीधित वा�ी कोई भी सरकार राज्य के मिकसी
भी के्षत्र में नए उद्योगों की स्थापना को प्रोत्सामिहत करने के लि�ए अनुदान देगी।
हमारे मिवचार में उच्च न्याया�य ने प्रष्न में उसिल्ललिखत अनुदान और समझौते की
न तो उधिचत सराहना की है और न ही सही व्याख्या की ह।ै जबमिक यह माना
गया मिक खण्ड में ‘‘कोई अन्य कर नहीं लि�या जाएगा’’ शब्द हैं। खण्ड (5) में
सुझाव है मिक जो वस�ूा जा रहा था उसका उद्देश्य मिकसी न मिकसी रूप में कर
था,  ऐसा �गता है मिक यह अनुदान से प्रभामिवत है जो अनुदान प्राप्तकताK को
महत्वपणूK  �ाभ प्रदान  करता है जैसे मिक अनुकू� शतM पर कृमिष भूमिम देना,
रिरयायती दर पर पानी की दरें वसू�ना, अनुदान की अवधिध के लि�ए सीमा शुल्क



में छूट और मिकसी भी व्यमिक्त को चीनी कारखाना शुरू करने के लि�ए अनुदान
की तारीख से  32  वषM तक अनुमधित नहीं देने  का वचन देकर एकाधिधकार
अधिधकारों का �ाभ। ऊपर बताए गए कई फायदों का सिजक्र करते हुए उच्च
न्याया�य ने कहाः- 

‘‘इस प्रकार समग्र रूप से अनुदान पर मिवचार करने पर,  हम यह
मानने में असमथK हैं मिक चीनी के उत्पादन पर 2 प्रधितषत रॉयल्टी केव� कर के
रूप में थी। यह एकाधिधकार अधिधकारों के आनंद के साथ-साथ कराधान से
छूट के लि�ए एक समग्र भुगतान था। भुगतान की प्रकृधित मिमशिश्रत थी। इसलि�ए,
इस  प्रकार  की  रॉयल्टी  को,  समग्र  रूप  से,  राज्य  सरकार  द्वारा  अनुदान
प्राप्तकताK  को  �ाभ  देने  के  लि�ए  एक  मिवचार  के  रूप  में  माना  जा  सकता
है............

वतKमान  माम�े  में,  यह  नहीं  कहा  जा  सकता  है  मिक  व्यापार  में
एकाधिधकार  अधिधकारों  का  अधिधग्रहण  स्थायी  �ाभ  का  एक �ाभ  था  और
इसलि�ए,  कु� मिम�ाकर,  दो प्रधितषत रॉयल्टी का भगुतान माना जा सकता है
पूजंीगत व्यय के रूप में और परिरणामस्वरूप अधिधमिनयम की धारा 10 के तहत
स्वीकायK कटौती नहीं थी ।’’

ऊपर मिदया गया अनुच्छेद यह मिनधाKरिरत करने के लि�ए �ागू सिसद्धांतों
की उ�झन को दशाKता ह ैमिक पंूजीगत प्रकृधित का व्यय क्या ह ैऔर राजस्व व्यय
क्या ह।ै इस न्याया�य ने आरबी सेठ मू�चंद सुगनचदं बनाम सीआईटी, मिदल्ली
के हालि�या फैस�े में (1) सिजसमें हममें से दो पक्षकार थे (न्यायमूर्तित जगनमोहन
रडे्डी  और खन्ना)  ने  उस कमिठनाई  की  ओर  इशारा  मिकया  सिजसका  सामना
न्यायाधीशों को सिसद्धांतों और मानदडंों को �ागू करने में करना पड़ता है, तामिक
इसे �ागू करने में मिकए गए व्यय की प्रकृधित का मिनधाKरण मिकया जा सके। व्यापार
के स्थायी �ाभ के लि�ए एक परिरसंपलित्त या �ाभ का अस्तिस्तत्व, सिजसके सदंभK में
इस न्याया�य और अंग्रेजी न्याया�यों के कई माम�ों की जांच की गई। उसी
ज़मीन को दोबारा पार करना अनावश्यक है, सिसवाय यह कहने के मिक मिकसी भी
माम�े में मिनधाKरिरत कोई भी परीक्षण या तो सपंूणK या सावKभौमिमक नहीं है क्योंमिक



यह मिनधाKरिरत करना हमेशा आसान नहीं होता है मिक कोई मिवशेष संपलित्त एक
शे्रणी या दसूरे से संबंधिधत है या नहीं और न ही यह मिकसी भी तरह से इस पर
मिनभKर करता है मिक क्या वास्तव में  तथ्य या मिवधिध में  संपलित्त की प्रकृधित हो
सकती ह।ै मिनणKधियत माम�ों में  सुझाया गया कोई भी परीक्षण मागKदशKन का
सख्त मिनयम प्रदान नहीं करता ह।ै उस माम�े में यह देखा गयाः

‘‘व्यय की प्रकृधित का मिनधाKरण करने के लि�ए प्रधितपामिदत सिसद्धांतों को
प्रत्येक माम�े के तथ्यों पर उत्पन्न होने वा�ी मिवशिभन्न स्तिस्थधितयों पर �ागू करने
की मांग की गई है, �ेमिकन प्रतीत होने वा�ी असंगतता के साथ उनका मिम�ान
करने में कमिठनाई शायद केव� इस आधार पर समझ में आती है मिक मिकसी भी
माम�े  में  मिनधाKरण  मिवशेष  माम�ा  पट्टे  या  समझौते  की  प्रकृधित,  सपंलित्त की
प्रकृधित,  सिजस उद्देश्य के लि�ए व्यय मिकया गया था और ऐसे अन्य कारकों पर
मिनभKर करता है., उस माम�े के तथ्यों और परिरस्तिस्थधितयों में इमंिगत होंगे।‘’

इसलि�ए, मिनधाKरण कारक काफी हद तक उस व्यापार की प्रकृधित पर
मिनभKर करगेा सिजसमें परिरसपंलित्त मिनयोसिजत है और उससे भुगतान की गणुवत्ता।
हमें ऐसा प्रतीत होता है मिक प्रत्येक माम�े के तथ्यों के आधार पर यह मिनधाKरिरत
करना होगा मिक कोई मिवशेष व्यय पंूजीगत व्यय है या राजस्व व्यय। इस माम�े
में मिकया गया भगुतान सीधे तौर पर अपी�कताK द्वारा मिनर्मिमत चीनी से संबंधिधत
ह।ै असम, बंगा�, सीमेंट कंपनी लि�मिमटेड, बनाम सीआईटी, पधिoम बंगा� के
फैस�े पर, सिजस पर उच्च न्याया�य और अधिधकरण ने भरोसा मिकया था, हमारे
मिवचार से ग�त तरीके से �ागू मिकया गया ह।ै उस माम�े में सवा� यह था मिक
क्या अपी�कताK के मुनाफे की गणना में  5,000 रूपये और 35,000 रूपये
अपी�कताK द्वारा पट्टादाता को भगुतान मिकए गए रुपये की कटौती अधिधमिनयम
की धारा  10 (2)(एक्सवी)  के तहत की जा सकती ह।ै यह भुगतान मिकराए
और रॉयल्टी के अधितरिरक्त था,  सिजसे पट्टदेार द्वारा भुगतान करने पर सहमधित
व्यक्त की गई थी और एक स्थायी प्रकृधित की संपलित्त प्राप्तकरने का अधिधकार
प्राप्त करने के लि�ए देय, सिजसे व्यवसाय या व्यापारिरक गधितमिवधिध शुरू करने के



लि�ए आवश्यक रूप से खचK मिकया जाना था। इस न्याया�य के लि�ए बो�ते हुए
न्यायमूर्तित भगवती ने पषृ्ठ 45 पर कहाः-

‘‘यमिद व्यय व्यवसाय के स्थायी �ाभ के लि�ए मिकसी संपलित्त या �ाभ
को प्राप्त करने या अस्तिस्तत्व में �ाने के लि�ए मिकया जाता है तो यह उधिचत रूप
से पूंजी के लि�ए सिजम्मेदार होता ह ैऔर पूंजी व्यय की प्रकृधित का होता ह।ै दसूरी
ओर,  यमिद इसे ऐसी मिकसी परिरसंपलित्त  (या)  �ाभ को अस्तिस्तत्व में  �ाने के
उद्देश्य से नहीं बस्तिल्क व्यवसाय च�ाने या �ाभ उत्पन्न करने की दृमि� से काम
करने के लि�ए बनाया गया ह ैतो यह एक राजस्व व्यय ह।ै’’ 

गोटन �ाइम सिंसधिडकेट बनाम कॉमरडे ऑफआईटी-  जो मिक प्रधित
एकड़ देय अमिनवायK  मिकराए की राशिश और एक मन चूना पत्थर और प्रधित मन
चूना पत्थर के लि�ए देय रॉयल्टी की राशिश से संबधंिधत माम�ा था,  यह माना
गया मिक यह मिदखाने के लि�ए सामग्री के अभाव में कोई भी भाग रॉयल्टी को
प्रीमिमयम के रूप में माना जाना था और इसे खनन पट्टे के अधिधग्रहणके लि�ए
सदंर्भिभत  मिकया  जाना  था,  रॉयल्टी  भगुतान,  सिजसमें  अमिनवायK  मिकराया  भी
शामिम� था, का संबंध केव� चूना-जमा से था, और इसलि�ए इसे राजस्व व्यय
के रूप में माना जाना था; और यद्यमिप अपी�कताK को �ाभ प्राप्त हुआ- यह
मानते हुए मिक �ाभ कम से कम पांच सा� की अवधिध तक रहना था- केव�
रॉयल्टी या डेड रेंट का वार्मिषक भगुतान था जो स्थायी �ाभ हासिस� करने के
लि�ए प्रत्यक्ष भुगतान नहीं था, बस्तिल्क इससे संबंधिधत था कच्चा मा� प्राप्त मिकया
जाना ह।ै आगे इस बात पर जोर मिदया गया मिक रॉयल्टी को राजस्व व्यय के रूप
में अनुमधित देने का कारण यह ह ैमिक इसका उत्खनन या मिनका�े जाने वा�े कचे्च
मा� से संबंध है;  मिक आप सिजतना अधिधक �ेंगे,  उतनी अधिधक रॉयल्टी का
भुगतान करेंगे और न्यूनतम भुगतान या डेड रेंट की भी एक ही मिवशेषता होती
है, अथाKत, यह खदुाई मिकए जाने वा�े कचे्च मा� की एक मिनधिoत मात्रा के सबंंध
में अमिग्रम भगुतान ह।ै इसी तरह के एक माम�े में आंध्र प्रदेष उच्च न्याया�य ने
सुनवाई की सिंसगरनेी को�ोरीज सी. लि�मिमटेड बनाम कॉमर. ऑफ आई. टी.-
हममें से एक (मुख्य न्यायाधीष जगनमोहन रडे्डी) एक पक्ष था, पट्टे के तहत देय



डेड रेंट का खदान से कोय�े के कामकाज से सीधा संबंध था और इसलि�ए यह
एक  राजस्व  व्यय  था।  एक  अन्य  माम�े  में  एसोसिसएटेड  स्टोन  इडंस्ट] ीज
(कोटहा) लि�मिमटेड बनाम सीआईटी- सिजसमें हम में से एक (न्यायमूर्तित हेगडे़)
एक पक्ष था, रॉयल्टी खदुाई मिकए गए पत्थर पर एक मिनधिoत दर या दरों पर देय
थी और एक अधितरिरक्त पॉलि�श मिकये गये पत्थर पर एक मिनधिoत दर से रॉयल्टी
�गायी जाती थी। इन तथ्यों पर यह माना गया मिक भुगतान की प्रकृधित भगुतान
की गई न्यूनतम रॉयल्टी से शिभन्न नहीं थी और अधितरिरक्त रॉयल्टी का भुगतान
कुछ अधितरिरक्त पंूजीगत संपलित्त या प्राप्त करने के लि�ए नहीं मिकया गया था। यहां
तक मिक एक स्थायी  �ाभ भी  था �ेमिकन इसका भुगतान पूंजीगत व्यय के
आधार पर नहीं बस्तिल्क व्यावसाधियक सुमिवधा के आधार पर मिकया गया था। 

इन सभी माम�ों पर मिवचार करने से मिनधिoत रूप से अपी�कताK के
तकK  का समथKन होता है  मिक इसके तथ्यों और परिरस्तिस्थधितयों पर,  उत्पामिदत
चीनी पर 2 प्रधितषत रॉयल्टी का व्यय, एक राजस्व व्यय ह।ै इसलि�ए प्रष्न का
हमारा उत्तर यह है मिक वषK  1950-51 और 1952-53 के लि�ए एकाधिधकार
अधिधकारों के सबंंध में दो भगुतान पूंजीगत प्रकृधित के हैं,  जबमिक मिवचाराधीन
तीन  मूल्यांकन  वषM  के  लि�ए  रॉयल्टी  के  लि�ए  भुगतान  राजस्वप्रकृधितके  हैं,
सिजनके तहत कटौती की जा सकती ह।ै  अधिधमिनयम की धारा  10(2) (xv)
करदाता के पक्ष में इन उत्तरों के साथ, �ागत के साथ अपी� आंशिशक रूप से
स्वीकार की जाती ह।ै अपी� आंशिशक रूप से स्वीकार की गई। 

उपरोक्त मिनणKय का सत्यापन राजेन्द्र कुमार, सिसमिव� जज, द्वाराहाट द्वारा मिकया
गया। 


